भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 1348
(जिसका उत्तर 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)
भुगतान बैंकों की स्थापना
1348.
श्री आनन्द शर्मा:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्या सरकार ने हाल ही में भुगतान बैंकों की स्थापना किए जाने को अनुमोदित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख)
प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने उनमें से कितनों को अनुमोदित किया है; और
(ग)
क्या भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 27 नवम्बर, 2014 को भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। भुगतान बैंकों के लिए आरबीआई को 41 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा उसने भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए 11 आवेदकों को ‘सैद्धान्तिक’ अनुमोदन प्रदान किया है।

भुगतान बैंकों के लिए जारी दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि: (i) गैर-बैंक प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता तथा अन्य कंपनियां जैसे मोबाइल, टेलीफोन कंपनियां इत्यादि पात्र प्रवर्तक हो सकती हैं (ii) आरंभ में प्रति ग्राहक अधिकतम 1,00,000 रुपए तक की शेष राशि के लिए मांग जमाराशि स्वीकार करेंगी (iii) एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करेंगी, भुगतान तथा विप्रेषण सेवाएं उपलब्ध कराएंगी (iv) अपनी बाह्य मांग और समय देयताओं के आधार पर रिजर्व बैंक में सीआरआर बनाए रखेंगी और अपनी ‘मांग जमा शेष राशि’ के कम से कम 75 प्रतिशत का निवेश एसएलआर पात्र सरकारी प्रतिभूतियों/राजकोष में करेंगी।
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